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सारांश: वर्ष 2004 के बाद भारत–अमेरिका सामरिक संबंधों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, जिससे 

द्विपक्षीय संबंध एक व्यापक रणनीतिक साझदेारी में परिवर्तित हुए हैं। 2005 का नागरिक परमाण ु

समझौता इस दिशा में एक महत्वपरू्ण मील का पत्थर रहा, जिसने दीर्घकालिक सहयोग की नींव रखी। 

इसके बाद रक्षा सहयोग फे्रमवर्क , DTTI, 2+2 वार्ता और आतंकवाद-रोधी पहल ने सहयोग को संस्थागत 

और सदुृढ़ बनाया। वासेनार व्यवस्था (2017) और MTCR (2016) में भारत की भागीदारी ने उसकी 
वशै्विक स्थिति को मजबतू किया। साथ ही, “मेजर डिफें स पार्टनर” का दर्जा और GSOMIA, LEMOA, 

COMCASA तथा BECA जसेै समझौतों ने सनै्य सहयोग और तकनीकी साझदेारी को नई ऊँचाई दी। 

यद्यपि कुछ चनुौतियाँ विद्यमान हैं, फिर भी यह संबंध वशै्विक एवं क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपरू्ण 
भमूिका निभा रहा है। 

 

मखु्य शब्द: भारत–अमेरिका संबंध, नागरिक परमाण ु समझौता, रक्षा सहयोग फे्रमवर्क , DTTI, 2+2 

वार्ता, आतंकवाद-रोधी सहयोग, वासेनार व्यवस्था, MTCR, मेजर डिफें स पार्टनर, आधारभतू रक्षा 
समझौत।े 
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प्रस्तावना: - 
21वीं सदी में वशै्विक राजनीति के बदलत े स्वरूप—जसेै वशै्वीकरण, तकनीकी प्रगति, 

आतंकवाद और इंडो-पसैिफिक क्षेत्र के बढ़त ेमहत्व—ने अतंरराष्ट्रीय सहयोग को अधिक जटिल और 

बहुआयामी बना दिया है। इसी परिपे्रक्ष्य में भारत–अमेरिका संबंधों में महत्वपरू्ण परिवर्तन हुआ है, जो 
अब एक व्यापक सामरिक साझदेारी के रूप में विकसित हो चकेु हैं। शीत यदु्ध के दौरान सीमित रहे ये 

संबंध, शीत यदु्ध की समाप्ति और 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के बाद नए आयामों में 
विस्तार करने लगे। विशषे रूप से 2004 के बाद यह सहयोग अधिक सशक्त हुआ, जिसमें 2005 का 
नागरिक परमाण ुसमझौता एक ऐतिहासिक मोड़ सिद्ध हुआ। इसके बाद रक्षा सहयोग फे्रमवर्क , DTTI, 

2+2 वार्ता, आतंकवाद-रोधी पहल तथा वासेनार व्यवस्था और MTCR जसैी व्यवस्थाओ ंमें भागीदारी ने 

इस साझदेारी को गहराई दी। साथ ही, “मेजर डिफें स पार्टनर” का दर्जा और GSOMIA, LEMOA, 

COMCASA तथा BECA जसेै समझौतों ने सनै्य और तकनीकी सहयोग को सदुृढ़ किया। यद्यपि इस 

साझदेारी के साथ रणनीतिक स्वायत्तता, क्षेत्रीय संतलुन और नीतिगत मतभेद जसैी चनुौतियाँ भी जडु़ी 
हैं, फिर भी दोनों देशों ने संवाद और सहयोग के माध्यम से इन्हें संतलुित करने का प्रयास किया है। 

वर्तमान में यह संबंध न केवल द्विपक्षीय स्तर पर, बल्कि वशै्विक और क्षेत्रीय राजनीति, विशषेकर 

इंडो-पसैिफिक क्षेत्र की स्थिरता में भी महत्वपरू्ण भमूिका निभा रहा है। 

 

भारत–अमेरिका नागरिक परमाण ुसमझौता – 2005: - 

वर्ष 2005 का भारत–अमेरिका नागरिक परमाण ुसमझौता दोनों देशों के सामरिक संबंधों में एक 

महत्वपरू्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 18 जलुाई 2005 के संयकु्त वक्तव्य के माध्यम से इसकी शरुुआत हुई, 

जिसका उद्देश्य भारत को उन्नत परमाण ुतकनीक एवं ईंधन तक पहँुच प्रदान करना तथा दीर्घकालिक 

रणनीतिक साझदेारी को सदुृढ़ करना था। अमेरिका ने भारत के साथ नागरिक परमाण ुसहयोग बढ़ाने 

और NSG में आवश्यक बदलाव का आश्वासन दिया, जबकि भारत ने नागरिक एवं सनै्य परमाण ु

प्रतिष्ठानों के पथृक्करण तथा अतंरराष्ट्रीय सरुक्षा मानकों के पालन की प्रतिबद्धता व्यक्त की। यह 

समझौता इसलिए विशषे है क्योंकि भारत, NPT का हस्ताक्षरकर्ता न होत े हुए भी, वशै्विक परमाण ु

व्यापार में प्रवेश कर सका और उसे व्यवहारिक रूप से परमाण ु शक्ति के रूप में मान्यता मिली। 

समर्थकों के अनसुार यह ऊर्जा सरुक्षा और विकास में सहायक है, जबकि आलोचक इसे अधिक सामरिक 

एवं सनै्य दृष्टि से पे्ररित मानत ेहैं। समझौत ेके प्रमखु मदु्दों में IAEA के अतंर्गत सरुक्षा उपाय, NSG छूट 

तथा चयनित नागरिक प्रतिष्ठानों पर निगरानी शामिल हैं, जिससे भारत को अपने सनै्य कार्यक्रम को 
स्वतंत्र रूप से संचालित करने की सवुिधा मिली। साथ ही, विखंडनीय पदार्थ उत्पादन पर कोई बाध्यता 
न होने से परमाण ुक्षमता विस्तार की संभावना बनी रहती है। दक्षिण एशिया में यह समझौता शक्ति 

संतलुन को प्रभावित कर सकता है तथा भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता 
है। इस प्रकार, यह समझौता न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देता है, बल्कि वशै्विक अप्रसार 
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व्यवस्था और क्षेत्रीय सरुक्षा पर भी व्यापक प्रभाव डालता है, जिसके लिए संतलुित दृष्टिकोण आवश्यक 

है। 

 

रक्षा सहयोग फे्रमवर्क  – 2005 – 10 वर्ष का – DTTI: - 

भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग की औपचारिक शरुुआत 1995 में “Agreed Minute 

on Defense Relations” से हुई, जिसके अतंर्गत Defence Policy Group (DPG) की स्थापना की गई। 

इस सहयोग को आगे बढ़ात ेहुए जनू 2005 में “नया रक्षा सहयोग फे्रमवर्क  समझौता” हस्ताक्षरित किया 
गया, जिसने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को एक व्यापक और संरचित दिशा प्रदान की। इसमें रक्षा व्यापार, 

संयकु्त सनै्य अभ्यास, सनै्य कर्मियों का आदान-प्रदान, समदु्री सरुक्षा तथा आतंकवाद-रोधी सहयोग 

को विशषे महत्व दिया गया। यह समझौता दीर्घकालिक दृष्टि से तयैार किया गया था, जिसे 2015 में 
अगले 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया, जिससे रणनीतिक विश्वास और साझदेारी और मजबतू 

हुई। इस फे्रमवर्क  का प्रमखु घटक “Defence Technology and Trade Initiative (DTTI)” है, जिसका 
उद्देश्य सह-विकास और सह-उत्पादन के माध्यम से रक्षा सहयोग को नई दिशा देना है। प्रारंभ में 
“कार्टर पहल” के रूप में शरुू हुई इस पहल के अतंर्गत संयकु्त अनसुंधान, उत्पादन और सनै्य 

आधनुिकीकरण पर बल दिया गया। 2015 में इसके तहत चार “पाथफाइंडर परियोजनाएँ” चिन्हित की 
गईं, जिनमें निगरानी प्रणाली, ऊर्जा स्रोत और सनैिक सरुक्षा उपकरणों का संयकु्त विकास शामिल था। 

यह पहल “मेक इन इंडिया” नीति से भी जडु़ी है, जिससे भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र को सदुृढ़ करने में 
सहायता मिलती है। भारत के लिए इस सहयोग का मखु्य उद्देश्य केवल हथियारों की खरीद नहीं, 
बल्कि तकनीकी हस्तांतरण प्राप्त करना है, ताकि वह उपभोक्ता के बजाय साझदेार की भमूिका निभा 
सके और भविष्य में निर्भरता कम हो। यद्यपि अमेरिकी रक्षा तकनीक अत्याधनुिक है, परंत ुउस पर 

कई प्रतिबंध भी लागू होत ेहैं। इसके बावजदू, यह फे्रमवर्क  भारत–अमेरिका रक्षा संबंधों को नई ऊँचाई 

प्रदान करता है और दीर्घकालिक रणनीतिक साझदेारी तथा तकनीकी आत्मनिर्भरता को सदुृढ़ करता है, 

भले ही तकनीकी हस्तांतरण से जडु़ी कुछ चनुौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। 

 

2+2 वार्ता: - 
भारत और अमेरिका के बीच “2+2 वार्ता” एक महत्वपरू्ण कूटनीतिक एवं सामरिक संवाद तंत्र है, 

जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री संयकु्त रूप से भाग लेत ेहैं। इस वार्ता का उद्देश्य विदेश 

नीति और रक्षा नीति से जडु़ े मदु्दों को एकीकृत रूप में समझना और उनका समन्वित समाधान 

निकालना है। सितंबर 2018 में आयोजित पहली 2+2 मंत्रीस्तरीय बठैक ने भारत–अमेरिका संबंधों को 
नई दिशा प्रदान की और इसे दोनों देशों के बीच बढ़त ेरणनीतिक सहयोग का प्रतीक माना गया। इस 

संवाद के अतंर्गत सरुक्षा, रक्षा, रणनीति, व्यापार, ऊर्जा, आतंकवाद-रोधी सहयोग तथा इंडो-पसैिफिक 

क्षेत्र से जडु़ े मदु्दों पर व्यापक चर्चा की जाती है। यह वार्ता दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय नीति 
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समन्वय को मजबतू करती है तथा क्षेत्रीय स्थिरता और वशै्विक सरुक्षा को बढ़ावा देने में सहायक है। 

इसके माध्यम से भारत और अमेरिका ने कई महत्वपरू्ण समझौत ेऔर पहलें की हैं, जिनमें रक्षा सहयोग 

को बढ़ाना, तकनीकी साझदेारी को सदुृढ़ करना तथा सनै्य इंटर-ऑपरेबिलिटी (inter-operability) को 
विकसित करना शामिल है। 2+2 वार्ता का एक प्रमखु परिणाम रक्षा क्षेत्र में “COMCASA” जसेै समझौतों 
का संपादन है, जिससे दोनों देशों के बीच सरुक्षित संचार, खफुिया जानकारी का आदान-प्रदान तथा 
उन्नत रक्षा तकनीकों तक पहँुच संभव हुई है। इसके अतिरिक्त, इस संवाद के माध्यम से संयकु्त सनै्य 

अभ्यासों, समदु्री सहयोग, साइबर सरुक्षा तथा आतंकवाद के विरुद्ध साझा रणनीति को भी बढ़ावा 
मिला है। हालाँकि, इस वार्ता के बावजदू कुछ महत्वपरू्ण मदु्दे अब भी चनुौती बने हुए हैं, जसेै व्यापारिक 

मतभेद, वीज़ा नीति (H-1B), ईरान से तले आयात, रूस के साथ भारत के रक्षा संबंध तथा CAATSA जसेै 

प्रतिबंधात्मक काननू। इन मदु्दों के कारण दोनों देशों को अपने-अपने राष्ट्रीय हितों के बीच संतलुन 

बनात े हुए सावधानीपरू्वक कूटनीतिक प्रयास करने पड़त ेहैं। समग्र रूप से, 2+2 वार्ता भारत–अमेरिका 
संबंधों में एक संस्थागत और प्रभावी मंच के रूप में उभरी है, जिसने द्विपक्षीय सहयोग को बहुआयामी 
बनाया है। यह न केवल रक्षा और सरुक्षा सहयोग को सदुृढ़ करती है, बल्कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक 

विश्वास, संवाद और साझदेारी को भी गहराई प्रदान करती है। 

 

आतंकवाद-रोधी सहयोग पहल समझौता (Counter Terrorism Cooperation Initiative 

Agreement): - 

भारत और अमेरिका के बीच “Counter Terrorism Cooperation Initiative” की स्थापना 2011 

में आतंकवाद-रोधी सहयोग को सदुृढ़ करने के उद्देश्य से की गई, जिसने द्विपक्षीय सरुक्षा सहयोग को 
एक संस्थागत और व्यावहारिक आधार प्रदान किया। इस पहल का मखु्य उद्देश्य दोनों देशों की 
आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता को बढ़ाना तथा सहयोग के विभिन्न आयामों को 
विकसित करना था। इसके अतंर्गत खफुिया जानकारी के आदान-प्रदान, जांच प्रक्रियाओ ंके सदुृढ़ीकरण, 

आधनुिक तकनीकों के उपयोग तथा सर्वोत्तम प्रथाओ ंके साझा आदान-प्रदान पर विशषे बल दिया गया। 

साथ ही, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओ ंके बीच सहयोग, जांच कौशल के विकास तथा आतंकवाद से 

संबंधित मामलों में पारस्परिक सहायता की प्रक्रियाओ ंको भी विकसित किया गया। यह पहल केवल 

सरुक्षा एजेंसियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें मनी लॉन्ड्रिगं, नकली मदु्रा तथा आतंकवाद के 

वित्तपोषण को रोकने जसेै वित्तीय अपराधों पर भी ध्यान कें द्रित किया गया। इसके अतिरिक्त, परिवहन 

एवं अवसंरचना सरुक्षा—विशषेकर रेल और सार्वजनिक परिवहन—समदु्री सरुक्षा, तथा बंदरगाह एवं 
सीमा सरुक्षा के क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ावा दिया गया। दोनों देशों ने तटरक्षक बलों और नौसेनाओ ंके 

बीच समन्वय बढ़ाने तथा विशषे आतंकवाद-रोधी इकाइयों, जसेै भारत की राष्ट्रीय सरुक्षा गार्ड (NSG), 

के साथ प्रशिक्षण और संपर्क  को सदुृढ़ करने पर भी जोर दिया। हालाँकि, इस सहयोग के बावजदू कुछ 

सीमाएँ भी सामने आई हैं, क्योंकि दोनों देशों की आतंकवाद संबंधी प्राथमिकताएँ भिन्न रही हैं—भारत 

Journal of Interdisciplinary Cycle Research

Volume 18, Issue 05, May/2026

ISSN NO: 0022-1945

Page No:4



का दृष्टिकोण मखु्यतः क्षेत्रीय एवं पाकिस्तान-पे्ररित आतंकवाद पर कें द्रित है, जबकि अमेरिका का 
दृष्टिकोण अधिक वशै्विक और रणनीतिक रहा है। इसके कारण कई बार सहयोग अपेक्षित स्तर तक 

प्रभावी नहीं हो पाया। समग्र रूप से, यह पहल भारत–अमेरिका संबंधों में एक महत्वपरू्ण कदम है, जिसने 

आतंकवाद के विरुद्ध संयकु्त प्रयासों को संस्थागत रूप दिया है और सरुक्षा, खफुिया सहयोग, 

तकनीकी साझदेारी तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से दोनों देशों के बीच विश्वास को सदुृढ़ किया है, 

यद्यपि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नीतिगत समन्वय और दृष्टिकोण में सामंजस्य आवश्यक 

बना हुआ है। 

 

वासेनार व्यवस्था / समझौता – 2017: - 

वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement) एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण तंत्र है, जिसकी 
स्थापना 1996 में पारंपरिक हथियारों तथा “ड्यलू-यजू़” (द्वि-उपयोगी) वस्तओु ंऔर प्रौद्योगिकियों के 

निर्यात को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका मखु्य लक्ष्य अतंरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरुक्षा 
को सदुृढ़ करना तथा संवेदनशील तकनीकों और हथियारों के अनियंत्रित प्रसार को रोकना है। यह एक 

स्वचै्छिक एवं गैर-बाध्यकारी व्यवस्था है, जिसमें सदस्य देश पारदर्शिता और जिम्मेदार निर्यात के 

सिद्धांतों का पालन करत ेहैं । भारत को दिसंबर 2017 में इस व्यवस्था की सदस्यता प्राप्त हुई, जो 
उसकी वशै्विक गैर-प्रसार (non-proliferation) व्यवस्था में बढ़ती भमूिका को दर्शाती है। इस सदस्यता 
के माध्यम से भारत को उन्नत प्रौद्योगिकियों तक बेहतर पहँुच, निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में 
विश्वसनीयता, तथा वशै्विक व्यापार और सामरिक सहयोग में अधिक अवसर प्राप्त हुए। भारत ने 

अपनी घरेल ू निर्यात नियंत्रण नीतियों, विशषे रूप से SCOMET सचूी, को इस व्यवस्था के अनरुूप 

बनाकर अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। वासेनार व्यवस्था के अतंर्गत दो प्रमखु नियंत्रण सचूियाँ होती 
हैं—पारंपरिक हथियार सचूी और द्वि-उपयोगी वस्त ुएवं प्रौद्योगिकी सचूी। द्वि-उपयोगी तकनीकें  वे 

होती हैं जिनका उपयोग नागरिक और सनै्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जसेै साइबर 

तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस आदि। 2013 में इस व्यवस्था के अतंर्गत साइबर निगरानी 
प्रणालियों और “इंट्रूज़न सॉफ्टवेयर” को भी नियंत्रण सचूी में शामिल किया गया, जिससे इन 

संवेदनशील तकनीकों के निर्यात पर निगरानी बढ़ाई गई। हालाँकि, इस व्यवस्था की कुछ सीमाएँ भी हैं। 

यह काननूी रूप से बाध्यकारी नहीं है और इसका प्रभाव सदस्य देशों द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय नीतियों 
पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, 2013 संशोधन को लेकर आलोचना भी हुई, क्योंकि “इंट्रूज़न 

सॉफ्टवेयर” की व्यापक परिभाषा के कारण वधै साइबर सरुक्षा अनसुंधान और तकनीकी विकास 

प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई। समग्र रूप से, वासेनार व्यवस्था में भारत की सदस्यता 
उसकी वशै्विक रणनीतिक स्थिति को सदुृढ़ करती है तथा उसे उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अधिक 

अवसर प्रदान करती है। यह समझौता भारत को एक जिम्मेदार तकनीकी और सामरिक शक्ति के रूप 
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में स्थापित करने में सहायक है, यद्यपि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संतलुित और विवेकपरू्ण 
नीति-निर्माण आवश्यक है। 

 

MTCR – मिसाइल प्रोद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था – 2016: - 

मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) एक बहुपक्षीय, स्वचै्छिक और 

सहमति-आधारित निर्यात नियंत्रण तंत्र है, जिसकी स्थापना 1987 में उन प्रणालियों और तकनीकों के 

प्रसार को रोकने के लिए की गई थी, जो सामहूिक विनाश के हथियारों (WMD) को ले जाने में सक्षम हैं। 

इसका मखु्य उद्देश्य मिसाइलों, मानवरहित प्रणालियों तथा उनसे संबंधित द्वि-उपयोगी (dual-use) 

प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित कर वशै्विक स्तर पर प्रसार (proliferation) को सीमित करना है 

। भारत ने जनू 2016 में MTCR की सदस्यता प्राप्त की, जो वशै्विक गैर-प्रसार व्यवस्था में उसके बढ़त े

एकीकरण का महत्वपरू्ण संकेत है। इस सदस्यता के माध्यम से भारत को उन्नत मिसाइल और 

अतंरिक्ष प्रौद्योगिकियों तक बेहतर पहँुच की संभावनाएँ बढ़ीं, साथ ही उसे वशै्विक निर्यात नियंत्रण 

नीतियों के निर्धारण में भागीदारी का अवसर भी मिला। भारत ने अपनी निर्यात नियंत्रण प्रणाली, 
विशषेकर SCOMET सचूी और संबंधित काननूों, को MTCR के दिशा-निर्देशों के अनरुूप बनाकर अपनी 
प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। MTCR के अतंर्गत नियंत्रित वस्तओु ं को दो शे्रणियों—Category I और 

Category II—में विभाजित किया गया है। Category I में वे परू्ण मिसाइल प्रणालियाँ और प्रमखु घटक 

शामिल होत े हैं जिनका निर्यात अत्यधिक प्रतिबंधित होता है, जबकि Category II में द्वि-उपयोगी 
तकनीकें  और उपकरण शामिल होत ेहैं, जिनका निर्यात कुछ शर्तों के साथ संभव है। इस व्यवस्था की 
एक महत्वपरू्ण विशषेता यह है कि यह काननूी रूप से बाध्यकारी नहीं है, बल्कि सदस्य देशों द्वारा 
स्वेच्छा से अपनाए गए दिशा-निर्देशों पर आधारित है। 

​ भारत के लिए MTCR सदस्यता का प्रमखु लाभ यह है कि इससे उसे उच्च तकनीकी सहयोग, 

विशषे रूप से अतंरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में, अधिक अवसर प्राप्त होत ेहैं। यद्यपि यह सदस्यता स्वतः 
तकनीक हस्तांतरण की गारंटी नहीं देती, फिर भी इससे उन्नत तकनीकों तक पहँुच आसान होती है और 

निर्यात लाइसेंसिगं में लचीलापन बढ़ता है। इसके अतिरिक्त, भारत को वशै्विक स्तर पर एक जिम्मेदार 

शक्ति के रूप में मान्यता मिलती है, जो मिसाइल और WMD प्रसार को रोकने के प्रयासों में सक्रिय 

भमूिका निभाती है। हालाँकि, MTCR की कुछ सीमाएँ भी हैं, जसेै इसका गैर-बाध्यकारी स्वरूप और 

प्रवर्तन (enforcement) की कमी। साथ ही, यह व्यवस्था मखु्यतः अतंरराष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण पर 

कें द्रित है और सदस्य देशों के आतंरिक मिसाइल विकास पर प्रतिबंध नहीं लगाती। इसके बावजदू, 

भारत की सदस्यता न केवल उसके सामरिक हितों को सदुृढ़ करती है, बल्कि वशै्विक गैर-प्रसार प्रयासों 
को भी मजबतूी प्रदान करती है। 

 

2016 – USA ने भारत को रक्षा साझदेार बनाया: - 
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सन ्2016 में भारत–अमेरिका रक्षा संबंधों में एक महत्वपरू्ण मील का पत्थर स्थापित हुआ, जब 

अमेरिका ने भारत को “मेजर डिफें स पार्टनर” (Major Defense Partner) का दर्जा प्रदान किया। यह 

दर्जा भारत के लिए विशिष्ट था और इसका अर्थ यह था कि अमेरिका भारत को अपने निकटतम 

सहयोगी देशों के समान स्तर पर रक्षा सहयोग, तकनीकी हस्तांतरण और रणनीतिक सहभागिता के 

संदर्भ में देखेगा । इस निर्णय के पीछे भारत–अमेरिका के बीच विकसित हो रहे व्यापक रणनीतिक 

संबंध थे, जिनकी नींव 2005 के रक्षा सहयोग फे्रमवर्क , 2012 के DTTI (Defence Technology and 

Trade Initiative) और 2015 में इसके नवीनीकरण जसेै कदमों से मजबतू हुई। 2016 में इस दर्जे के साथ 

अमेरिका ने संकेत दिया कि वह भारत को 21वीं सदी में एक प्रमखु वशै्विक शक्ति के रूप में उभरत े

देखना चाहता है तथा उसके साथ दीर्घकालिक रक्षा साझदेारी को सदुृढ़ करना चाहता है। मेजर डिफें स 

पार्टनर का दर्जा मिलने से भारत को उच्च स्तरीय रक्षा तकनीकों और द्वि-उपयोगी (dual-use) 

तकनीकों तक अधिक सहज पहँुच प्राप्त हुई, साथ ही निर्यात नियंत्रण नियमों में कुछ हद तक ढील भी 
मिली। इसके परिणामस्वरूप रक्षा व्यापार, सह-उत्पादन (co-production) और सह-विकास 

(co-development) के अवसरों में वदृ्धि हुई तथा दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योगों के सहयोग को बढ़ावा 
मिला। हालाँकि, यह दर्जा किसी औपचारिक सनै्य गठबंधन (military alliance) का संकेत नहीं था, 
बल्कि एक रणनीतिक साझदेारी का प्रतीक था, जिसमें भारत की स्वायत्त विदेश नीति और सामरिक 

स्वतंत्रता को भी सम्मान दिया गया। इसके बावजदू, इस पहल ने भारत–अमेरिका रक्षा संबंधों को नई 

दिशा दी और दोनों देशों के बीच तकनीकी, औद्योगिक तथा सामरिक सहयोग को और अधिक गहरा 
किया। इस प्रकार, 2016 में भारत को “मेजर डिफें स पार्टनर” का दर्जा मिलना भारत–अमेरिका संबंधों में 
एक महत्वपरू्ण परिवर्तनकारी कदम था, जिसने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को एक उच्च स्तर पर 

स्थापित किया और भविष्य में व्यापक रणनीतिक सहयोग की नींव रखी। 

 

भारत–अमेरिका के आधारभतू रक्षा समझौत े (GSOMIA–2002, LEMOA–2016, COMCASA–2018, 

BECA–2020): - 

भारत और अमेरिका के बीच विकसित हो रही रणनीतिक साझदेारी को संस्थागत और 

व्यावहारिक आधार प्रदान करने में चार आधारभतू रक्षा समझौतों—GSOMIA (2002), LEMOA (2016), 

COMCASA (2018) और BECA (2020)—की कें द्रीय भमूिका रही है। ये समझौत े केवल औपचारिक 

दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि ऐसे संरचनात्मक तंत्र हैं, जिन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, तकनीकी 
आदान-प्रदान, खफुिया साझदेारी तथा सनै्य समन्वय को व्यवस्थित और प्रभावी बनाया है। इन 

समझौतों ने भारत–अमेरिका संबंधों को एक पारंपरिक कूटनीतिक सहयोग से आगे बढ़ाकर एक व्यापक 

और बहुआयामी रणनीतिक साझदेारी में परिवर्तित कर दिया है । इन समझौतों की शरुुआत 2002 में 
GSOMIA से हुई, जिसने दोनों देशों के बीच साझा की जाने वाली संवेदनशील सनै्य सचूनाओ ंकी सरुक्षा 
के लिए एक औपचारिक ढांचा प्रदान किया। इस समझौत े के माध्यम से खफुिया सहयोग को बढ़ावा 
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मिला और रक्षा क्षेत्र में विश्वास निर्माण की प्रक्रिया मजबतू हुई। GSOMIA ने आगे आने वाले समझौतों 
के लिए आधार तयैार किया, क्योंकि किसी भी उन्नत रक्षा सहयोग के लिए गोपनीय सचूनाओ ंकी 
सरुक्षा अनिवार्य होती है। इसके बाद 2016 में LEMOA के हस्ताक्षर ने दोनों देशों के सनै्य सहयोग को 
व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया। इस समझौत ेके तहत भारत और अमेरिका की सेनाओ ंको एक-दसूरे 

के सनै्य अड्डों का उपयोग ईंधन भरने, रसद आपरू्ति, मरम्मत तथा अन्य आवश्यक सेवाओ ंके लिए 

करने की अनमुति मिली। इससे विशषे रूप से भारतीय नौसेना की वशै्विक पहँुच और संचालन क्षमता में 
उल्लेखनीय वदृ्धि हुई तथा संयकु्त सनै्य अभ्यास और मानवीय सहायता अभियानों को अधिक प्रभावी 
बनाया जा सका। 

2018 में COMCASA के हस्ताक्षर ने रक्षा सहयोग को तकनीकी और संचार के स्तर पर नई 

ऊँचाई दी। इस समझौत े के माध्यम से भारत को सरुक्षित और एन्क्रिप्टेड संचार प्रणालियों तक पहँुच 

प्राप्त हुई, जिससे सनै्य अभियानों में वास्तविक समय (real-time) सचूना साझा करना संभव हुआ। 

इसके परिणामस्वरूप भारतीय सेनाओ ं की निगरानी, खफुिया जानकारी प्राप्त करने और सामरिक 

निर्णय लेने की क्षमता में उल्लेखनीय सधुार हुआ। साथ ही, यह समझौता उन्नत रक्षा उपकरणों और 

प्लेटफॉर्मों के प्रभावी उपयोग के लिए भी आवश्यक था। अतंतः 2020 में BECA के हस्ताक्षर ने इस 

सहयोग को और अधिक परिष्कृत और उन्नत बना दिया। BECA के माध्यम से भारत को अमेरिकी 
भ-ूस्थानिक (geospatial) डटेा, उपग्रह चित्रों और उन्नत नेविगेशन तकनीकों तक पहँुच मिली, जिससे 

उसकी मिसाइल प्रणाली, ड्रोन संचालन और सनै्य अभियानों की सटीकता में वदृ्धि हुई। यह समझौता 
विशषे रूप से आधनुिक यदु्ध प्रणाली में महत्वपरू्ण है, जहाँ सटीक जानकारी और डटेा आधारित निर्णय 

अत्यंत आवश्यक होत ेहैं। इन चारों समझौतों का संयकु्त प्रभाव यह है कि इन्होंने भारत–अमेरिका रक्षा 
संबंधों को एक समन्वित और परस्पर निर्भर ढांचे में परिवर्तित कर दिया है। इनके माध्यम से न केवल 

सनै्य इंटरऑपरेबिलिटी (interoperability) में वदृ्धि हुई है, बल्कि उन्नत तकनीकी सहयोग, संयकु्त 

उत्पादन और अनसुंधान के नए अवसर भी खलेु हैं। भारत को इससे आधनुिक हथियार प्रणालियों, 
वास्तविक समय की खफुिया जानकारी और उच्च स्तरीय तकनीकी संसाधनों तक पहँुच प्राप्त हुई है, 

जिससे उसकी सनै्य क्षमता और वशै्विक रणनीतिक स्थिति सदुृढ़ हुई है। हालाँकि, इन समझौतों को 
लेकर भारत में कुछ चितंाएँ भी उभरी हैं, विशषेकर रणनीतिक स्वायत्तता, डटेा सरुक्षा और विदेशी 
हस्तक्षेप की संभावनाओ ंको लेकर। फिर भी, भारत ने इन समझौतों को अपने राष्ट्रीय हितों के अनरुूप 

ढालत े हुए संतलुित दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे सहयोग और स्वायत्तता दोनों के बीच सामंजस्य 

बनाए रखा जा सके। समग्र रूप से, GSOMIA, LEMOA, COMCASA और BECA भारत–अमेरिका संबंधों 
के आधारभतू स्तंभ हैं, जिन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को नई दिशा और गहराई प्रदान की है। ये 

समझौत ेन केवल दोनों देशों के बीच सामरिक विश्वास को मजबतू करत ेहैं, बल्कि इंडो-पसैिफिक क्षेत्र 

तथा वशै्विक सरुक्षा परिदृश्य में भी महत्वपरू्ण प्रभाव डालत ेहैं। 
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